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सं ० ओ ० वि ०/ रोहतक /142-87/ 40775. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० हरियाणा डेरी डिवलप 
मैट , कोपरेटिव फैडरेशन लि ., मिल्क प्लांट गोहाना रोड़, रोहतक , के श्रमिक श्री अवधेश पाण्डे मार्फत श्री एस. एन . वत्स , 
गली डाकखाना वाली, रोहतक तया उपके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूं कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत् निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1-श्रम-78 / 
32573, दिनांक 6 नबम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , 
को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट 
करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला है : 


क्या श्री अवधेश पाण्डे की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


सं ० ओ ० वि ०/ रोह/ 142-81/ 40782 .--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० हरियाणा डेरी डिवैलपमेण्ट 
कोपरेटिव फंडरेशन लि ., मिल्क प्लांट गोहाना रोड़ , रोहतक के श्रमिक श्री शंकर सिंह , मार्फत श्री एस. एन . वत्स, गली 
डाकखाने वाली, रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


1 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं , 

इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641- 1- श्रम -78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त 
प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है : 


क्या श्री शंकर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


. 


सं ० प्रो ० वि ० / रोह/ 142-81/ 40789.-- चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० हरियाणा डेरी डिवलपमेण्ट 
कोपरेटिव फेडरेशन लि . , मिल्क प्लांट , गोहाना रोड़ , रोहतक , के श्रमिक श्री राज सिंह , मार्फत श्री एस . एन . वत्स , गली 
डाकखाना वाली, रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( य ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम -78/ 32573 , 
दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को 
विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते 
हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है 

क्या श्री राज सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 
सं ० ओ ० वि ० / एफ ० डी ०/ 85-87/ 40796. चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय 

राय है कि मै ० मुख्य प्रशासक , 
फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन , फरीदाबाद, के श्रमिक श्री सुरजीत सिंह, मार्फत श्री के ० एल ० शर्मा, जी / 15, अोल्ड प्रेस कालोनी, 
फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


: -- 


- 


3942 


HARYANA GOVT GAZ ., NOV. 17 , 1987 ( KRTK . 26 , 1909 SAKA) 


[ PARTI 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप धारा ( 1) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्वित मामला मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : -- 

क्या श्री सुरजीत सिंह की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा टीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


सं ० ओ ० वि ०/ एफ ० डी ०/ 55-87/ 40803. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० कल्च आटो लि ० , 
नं ० 1, 12/4, मयुरा , रोड़ , फरीदाबाद , के श्रमिक श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान , मार्फत सोट्, 2/7, गोपी कालोनी , प्रोल्ड 
फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के संबंध में कोई प्रौद्योगिक विवाद 
है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामलं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सबंधित मामला / मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने 
निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री सुरेन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन. न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि - नहीं, तो वह किम राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो .विएफ.डी./ 200-87/ 40810.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै 0 ( 1 ) मैनेजिंग डायरेक्टर , 
हरियाणा टूरिज्म कारपोरेशन लि ., 111-113, सक्टर 17- बी , चण्डीगढ़ , ( 2) मैनेजिंग डायरेक्टर , हरियाणा होटल लि ., 
111-113, सैक्टर 17- बी , चण्डीगढ़, (3) मैनेजर इंचार्ज , राजहंस होटल , सूरजकुण्ड, फरीदाबाद . के श्रमिक श्री 
महीपाल , मार्फत श्री शाम सुन्दर गुप्ता, 50 , नीलम चौक , फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित 
मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


- 


. 


और चूंकि हरियाणा के . राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


द्वारा प्रदान 


इसलिये , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते 

हुए हरियाणा के 

राज्यपाल हमके द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों 
तथा श्रमिकों के वीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद में सुमंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्याय . 
निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री महीपाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही , तो वह किस राहत की 


हकदार है ? 


सं. पो.वि./ पानी -87/40 81 9. चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय कि मै ० मैनेजिंग डायरेक्टर , दी 
पानीपत को -प्राप्रेटिव शुगर मिल लि ., पानीपत , के श्रमिक श्री भीम सिंह , मार्फत श्री वी . के. मोदी , सी , 862, 
पुरानी मनाज मण्डी, करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं। 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44) 84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 
1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :--- 

क्या श्री भीम सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


